Sos 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 22, 1986 ( ASAR. 31 , 1908 SAKA) 


2091 


. 


1985 


द्वारा 


सं ० ओ ० वि ०/यमुना/ 74-86/ 24390 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सन राईज पपर एण्ड बोर्ड मिल 
औरंगाबाद, रोड, यमुनानगर के श्रमिक श्री कुलदीप कुमार, पुत्र श्री मलराज मार्फत डा . सुरेन्द्र कुमार शर्मा, ब्राह्मण धर्मशाला, 
रेलवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84- 3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 

उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री कुलदीप कुमा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० /पानी/ 48-86/ 24403. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी इन्द्री केन ग्रोवर सोसायटी 
लि ० , इन्द्री, जिला करनाल के श्रमिक श्री रघबीर, पुत्र श्री अन्नत राम मार्फत डा . सुरेन्द्र कुमार शर्मा इन्टक आफिस धर्मशाल 
ब्राह्मण , रेलवे रोड़ , जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 
अप्रैल , 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा -7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : --- 

क्या श्री रघबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० /एफ ० डी ०/ गुड़गांव/ 65-86/ 24409. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मैं ० विद्युत इन्जि ० 
एण्ड टैकनोलोजिकल प्रा . लि ., दिल्ली रोड गुड़गांवा, के श्रमिक श्री राजेश्वर राव , पुत्र श्री लक्षमीनारायण गांव व डा ० खांण्डसा 
गुड़गांव , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य’ इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम -68/15254, दिनांक 20 जून , 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 1149 5 - जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : -- 

का श्री राजेश्वर राव , पुत्र श्री लक्ष्मीनारयण की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहा-जिर हो कर नौकरी 

से पुनग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 246-85/ 244 16. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा, शहरी विकास, 
प्राधिकरण सैक्टर-16, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शिव कुमार, मार्फत श्री - मोहित कुमार भण्डारी मकान नं ० " 360, सैक्टर -19, 
फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम -68/ 1 5254, दिनांक 20 
जून, 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री शिव कुमार, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 


- 


